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भारतीय राज्यों में उच्च प्रति व्यक्ति आय 
बनाम गरीबी के स्तर के बीच विरोधाभास: 
उच्चतम न्यायालय
संदर्भ

•	 हाल ही में, न्यायमरू त्ि सरू्यकांत की अध्यक्षता वाली 
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कुछ राज्यों के उच्च प्रति 
व्यक्ति आय के दावों में विरोधाभास पर चितंा व्यक्त की, 
जबकि उनकी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अभी भी 
गरीबी रेखा (BPL) से नीच ेरह रहा ह।ै

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ

•	 अदालत ने प्रवासी श्रमिकों के लिए खाद्य सरुक्षा पर 
सनुवाई के दौरान आर थ्िक संकेतकों और बनुियादी 
सच्चाई  के बीच असमानता पर चितंा व्यक्त की।

	� इसमें प्रश्न उठाया गया ह ै कि राज्य अपनी 70% 
जनसंख्या को BPLबताते हुए उच्च प्रति व्यक्ति 
आय का दावा कैसे कर सकते हैं।

	� इसने इस बात पर बल दिया कि इस तरह के 
विरोधाभास विकास के दावों की विश्वसनीयता 
को कमजोर करते हैं और संसाधनों के वितरण में 
प्रणालीगत मदु्दों को उजागर करते हैं।

•	 न्यायालय ने सब्सिडीयकु्त राशन योजनाओ ंकी दक्षता 
की भी जाँच की तथा प्रश्न उठाया कि क्या ये वास्तव 
में लक्षित लाभार थ्ियों तक पहुचँती हैं या राजनीतिक 
उपकरण के रूप में कार्य करती हैं।

•	 उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि संविधान के अनचु्छेद 
21 के अतंर्गत भोजन तक पहुचँ एक मौलिक अधिकार 
ह,ै और गरीबों के लिए खाद्य सरुक्षा सनुिश्चित करना एक 
संवैधानिक दायित्व ह।ै

•	 उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली (PDS) में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन समस्या को 
बढ़ाता ह।ै

भारत में प्रति व्यक्ति आय

•	 प्रति व्यक्ति आय (PCI) किसी निश्चित अवधि में 
किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित औसत आय 
ह।ै इसकी गणना इस प्रकार की जाती ह:ै

•	 भारत में प्रति व्यक्ति आय का अनमुान राष्ट्रीय 
सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा लगाया जाता ह ै
और प्रतिवर्ष आर थ्िक सर्वेक्षण में इसकी रिपोर्ट दी 
जाती ह।ै

भारत में गरीबी की परिभाषा

•	 गरीबी को सामान्यतः भोजन, आवास, स्वास्थ्य 
दखेभाल और शिक्षा जैसी बनुियादी मानवीय 
आवश्यकताओ ं तक पहुचँ की कमी के रूप में 
परिभाषित किया जाता ह।ै

•	 तेंदलुकर समिति (2009) और रंगराजन समिति 
(2014) ने गरीबी का अनमुान लगाने के लिए अलग-
अलग पद्धतियाँ प्रदान कीं।

	� तेंदुलकर समिति: इसने भोजन और आवश्यक 
वस्तुओ ं पर व्यय के आधार पर गरीबी को 
परिभाषित किया।

	� रंगराजन समिति: इसने ऊँची गरीबी रेखा का 
सझुाव दिया, जिससे गरीब लोगों की अनमुानित 
संख्या बढ़ गई। इसने वर्ष 2011-12 के लिए 
ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह ₹972 और 
शहरी क्षेत्रों में ₹1407 की नई गरीबी रेखा की 
सिफारिश की।

•	 गरीबी के आकँड़े: नीति आयोग के बहुआयामी 
गरीबी सचूकांक (MPI) 2023 के अनसुार: भारत 
की गरीबी दर 29.17% (2013-14) से घटकर 
11.28% (2023) हो गई।

	� 2005-06 और 2019-21 के बीच 415 
मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया।

	� बिहार, झारखडं एवं उत्तर प्रदशे में गरीबी की दर 
सबसे अधिक ह।ै

उच्च प्रति व्यक्ति आय और उच्च गरीबी स्तर का 
कारण

•	 यद्यपि नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और 
वित्त मतं्रालय जैसे संस्थानों के राष्ट्रीय डेटा सेट विभिन्न 
राज्य-स्तरीय आर थ्िक संकेतकों पर प्रकाश डालते हैं, 
कुछ राज्य निरंतर उच्च प्रति व्यक्ति आय दिखाते हैं, 
लेकिन गरीबी का स्तर लगातार बना रहता ह।ै इनमें 
शामिल हैं: 
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	� धन सकेंन्द्रण: उच्च प्रति व्यक्ति आय अक्सर 
समतामलूक धन वितरण के बजाय शहरी समदृ्धि 
और व्यापार केन्द्रों को दर्शाती ह।ै

	� जीवन-यापन की उच्च लागत: गोवा और केरल 
जैसे उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में जीवन-
यापन की लागत भी अधिक ह,ै जिससे निम्न आय 
वर्ग के लिए आवश्यक वस्तुए ँवहन करना कठिन 
हो जाता ह।ै

	� कृषि सकंट: पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों का 
सकल घरेल ूउत्पाद मजबतू ह,ै लेकिन वे कृषि संकट 
से ग्रस्त हैं, जिससे ग्रामीण जनसंख्या वित्तीय संकट 
में ह।ै

	� अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व: उच्च-PCI वाले 
राज्यों में कार्यबल का एक बड़ा भाग अनौपचारिक 
क्षेत्रों में कार्य करता ह,ै कम वेतन पाता ह ै और 
सामाजिक सरुक्षा का अभाव होता ह।ै

	� अप्रभावी कल्याण कार्यान्वयन: कई सरकारी 
कल्याण योजनाए ँ निम्नलिखित कारणों से इच्छित 
लाभार थ्ियों तक पहुचँने में विफल रहती हैं: 

	� भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन;

	� परुाना डेटा;

	� नौकरशाही अकुशलताए;ँ

	� राजनीतिक प्रभाव;

आगे की राह

•	 लक्षित कल्याणकारी योजनाए:ँ निम्न आय वर्ग के 
लिए प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण और खाद्य सरुक्षा पहल 
का विस्तार करना।

•	 रोजगार सधुार: अनौपचारिक श्रमिकों के लिए 
सामाजिक सरुक्षा को मजबतू करना और कौशल 
आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दनेा।

•	 विकेन्द्रीकृत आर थ्िक विकास एवं स्थानीय शासन 
को सशक्त बनाना: विभिन्न क्षेत्रों में आय के स्तर 
को संतलुित करने के लिए ग्रामीण उद्यमशीलता को 
प्रोत्साहित करना।

	� कल्याणकारी योजनाओ ं के कार्यान्वयन को 
विकेन्द्रीकृत करने से दक्षता और जवाबदहेी में 
सधुार हो सकता ह।ै

•	 डेटा प्रणालियों को अद्यतन करना: प्रौद्योगिकी का 
उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सधुार 
करने तथा लाभार थ्ियों को बेहतर ढंग से लक्षित करने की 
अत्यन्त आवश्यकता ह।ै

•	 कराधान नीतियों को सदुृढ़ बनाना: धन पनुर्वितरण 
में सधुार के लिए धन कर या प्रगतिशील कराधान लाग ू
करना।

•	 पारदर्शिता को मजबूत करना: स्वतत्र ऑडिट, 
पारदर्शी डेटा संग्रह और मानकीकृत गरीबी मटै्रिक्स की 
आवश्यकता ह।ै

Source: TH

PAC ने स्वदेश दर्शन योजना की कमियो ं
को चिन्हित किया
संदर्भ

•	 के.सी. की अध्यक्षता वाली लोक लेखा समिति (PAC) 
वेणगुोपाल ने स्वदशे दर्शन योजना के खराब क्रियान्वयन 
के लिए पर्यटन मतं्रालय की आलोचना की।

परिचय

•	 पैनल इस योजना पर नियत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 
रिपोर्ट की समीक्षा कर रहा था।

•	 पर्यटन मतं्रालय द्वारा स्वीकृत अधिकांश परियोजनाओ ं
के परूा हो जाने के दावे के बावजदू, पैनल ने इसमें पर्याप्त 
विसंगतियाँ पाई।ं

स्वदेश दर्शन

•	 पर्यटन मतं्रालय ने 2014-15 में ‘स्वदशे दर्शन’ की 
अपनी प्रमखु योजना प्रारंभ की।

•	 मतं्रालय ने अब इसे स्वदशे दर्शन 2.0 के रूप में नया 
रूप दिया ह,ै जिसका उद्देश्य पर्यटक और गंतव्य कें द्रित 
दृष्टिकोण के साथ सतत एवं जिम्मेदार गंतव्यों का विकास 
करना ह।ै
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•	 थीम आधारित पर्यटन सर्किट : यह विशिष्ट थीमों के 
आधार पर विभिन्न विषयगत सर्किट ों की पहचान करता 
ह ैजैसे: 

	� आध्यात्मिक सर्किट  (जैसे, चार धाम यात्रा, बौद्ध 
सर्किट ) 

	� सांस्कृति क सर्किट  (जैसे, उत्तर परू्व सर्किट , 
जनजातीय सर्किट ) 

	� विरासत सर्किट  

	� वन्यजीव सर्किट  

	� तटीय सर्किट

•	 वित्तपोषण: पर्यटन मतं्रालय इन सर्किट ों के विकास के 
लिए विभिन्न राज्यों और कें द्र शासित प्रदशेों को धन 
आवंटित करता ह।ै

प्रमुख मुद्दे  

•	 योजना में खामियाँ: परियोजना प्रारंभ होने से पहले 
कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया।

•	 वित्तीय कुप्रबंधन: खराब योजना के कारण बजट 
में वदृ्धि; विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) के बिना 
अनमुोदन प्रदान किया गया।

•	 कमजोर निगरानी: परियोजना मलू्यांकन या अनमुोदन 
के लिए कोई औपचारिक तंत्र नहीं; कई परियोजनाए ँ
विलंबित या अधरूी हैं।

•	 पर्यटन मंत्रालय का दावा बनाम प्रतिवादी 
वास्तविकता: पर्यटन मतं्रालय ने दावा किया कि 76 में 
से 75 परियोजनाए ँपरूी हो गई,ं लेकिन समिति ने पाया 
कि बिहार में कांवरिया मार्ग, तेलंगाना में जनजातीय 
सर्किट  और केरल में श्री नारायण गरुु आश्रम सहित कई 
परियोजनाए ँअधरूी या गैर-कार्यात्मक रह गई।ं

आगे की राह

•	 समिति ने पर्यटन मतं्रालय को सभी परियोजनाओ ं का 
भौतिक निरीक्षण करने तथा तीन सप्ताह के अन्दर एक 
व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया ह।ै

•	 समिति ने यह भी विवरण मांगा कि इस योजना ने 
रोजगार सजृन को किस प्रकार प्रभावित किया तथा 

इसका पर्यटकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि 
ये योजना की सफलता के प्रमखु संकेतक थे।

लोक लेखा समिति (PAC) के बारे में

•	 सवैंधानिक स्थिति: संवैधानिक निकाय नहीं; लोक 
सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 
308 के अतंर्गत गठित।

•	 सरंचना: 22 सदस्य (लोकसभा से 15, राज्य सभा से 
7) लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियकु्त संसद अध्यक्ष द्वारा 
प्रतिवर्ष चनेु जाते हैं। अध्यक्ष आमतौर पर विपक्षी दल 
से होता ह,ै सत्तारूढ़ दल से नहीं।

•	 कार्य: भारत के CAG की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की 
जाँच करना, यह सनुिश्चित करने के लिए सार्वजनिक 
व्यय की जाँच करना कि यह फिजलूखर्ची या 
अनियमित नहीं ह,ै विधायिका के प्रति कार्यपालिका 
की जवाबदहेी सनुिश्चित करना, राजकोषीय अनशुासन 
और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए CAG के साथ 
मिलकर कार्य करना

Source: TH

उपराष्ट्र पति ने रेवड़ी संस्कृ ति संस्कृ ति की 
आलोचना की
समाचार में

•	 उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ 
ने राजनीति में “रेवड़ी संस्कृति ” की  आलोचना की तथा 
इस मदु्दे पर संसदीय परिचर्चा का आह्वान किया।

रेवड़ी संस्कृ ति क्या हैं?

•	 रेवड़ी संस्कृति  क्या होती हैं, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा 
नहीं ह,ै लेकिन वे वस्तुए,ँ सेवाए ँ या वित्तीय सहायता 
होती हैं, जो चनुाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मत 
पाने के लिए वितरित की जाती हैं, जैसे मफु्त बिजली, 
गैस, साइकिल, ऋण माफी और नकद हस्तांतरण।

चुनौतियाँ और चिताएँ

•	 रेवड़ी संस्कृति  से राज्य के बजट पर काफी दबाव पड़ता 
ह,ै जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता ह ैऔर सार्वजनिक 
ऋण बढ़ता ह,ै जिससे दीर्घकालिक आर थ्िक चनुौतियाँ 
उत्पन्न होती हैं।
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•	 रेवड़ी संस्कृति  पर व्यय करने से बनुियादी ढाँच,े शिक्षा 
और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपरू्ण क्षेत्रों के लिए वित्त 
पोषण कम हो जाता ह,ै जिससे विकास में बाधा आती 
ह।ै

•	 रेवड़ी संस्कृति  के कारण संसाधनों का अकुशल उपयोग 
हो सकता ह ैतथा निर्भरता बढ़ सकती ह,ै तथा गरीबी के 
मलू कारणों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता।

•	 प्रतिस्पर्धी लोकलभुावनवाद (जहाँ पार्टियाँ मफु्त चीजें 
दनेे में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं), नीतिगत दक्षता को 
कम कर दतेा ह ै और दीर्घकालिक विकास के बजाय 
अल्पकालिक समाधानों पर ध्यान कें द्रित करता ह।ै

•	 रेवड़ी संस्कृति  पर ध्यान केन्द्रित करने से उन आवश्यक 
नीतिगत सधुारों से ध्यान हट जाता ह,ै जिनसे कौशल, 
शिक्षा और रोजगार सजृन में सधुार हो सकता ह।ै

•	 संविधान में यह प्रावधान ह ैकि राज्य कल्याण को बढ़ावा 
दगेा और असमानताओ ंको कम करेगा (अनचु्छेद 38), 
लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती ह ैजब मफु्त सवुिधाओ ं
के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता ह।ै

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ

•	 सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने चनुाव से पहले रेवड़ी 
संस्कृति  दनेे की प्रथा की आलोचना करते हुए कहा कि 
इससे लोग काम करने से हतोत्साहित होते हैं तथा श्रम 
शक्ति को हानि पहुचँती  ह।ै

•	 इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना ह ैकि चनुाव 
के दौरान रेवड़ी संस्कृति  का वितरण मतदाताओ ं को 
प्रभावित करता ह ैऔर चनुाव की निष्पक्षता को प्रभावित 
करता ह।ै

विशेषज्ञों  का विचार

•	 भारतीय रिजर्व बैंक के परू्व गवर्नर दवु्वुरी सबु्बाराव ने 
भारत में रेवड़ी संस्कृति  संस्कृति  की आलोचना की तथा 
राज्य के वित्त पर इसके नकारात्मक प्रभाव को उजागर 
किया।

•	 प्रधानमतं्री नरेन्द्र मोदी ने वोट के लिए “रेवरी” (मफु्त 
चीजें) बांटने की संस्कृति  की आलोचना करते हुए इसे 
अल्पकालिक राजनीति बताया।

सुझाव

•	 यह सनुिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की 
आवश्यकता ह ैकि सरकारी निवेश का व्यापक लाभ के 
लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

•	 मफु्तखोरी की संस्कृति  से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर 
पर संवाद और आचार संहिता की आवश्यकता ह,ै 
जिसका नेततृ्व कें द्र को करना चाहिए।

•	 लक्षित कल्याण कार्यक्रम, अलक्षित मफु्त सवुिधाओ ं
की तलुना में अधिक प्रभावी होते हैं, तथा उन लोगों 
की आवश्यकताओ ंको परूा करते हैं जिन्हें वास्तव में 
सहायता की आवश्यकता होती ह।ै

Source :TH

एक्स कॉर्प ने सरकार के कंटेंट ब्लॉकिग 
आदेश को चुनौती दी
संदर्भ

•	 एक्स कॉर्प, जिसे पहले ट्विटर इकं के नाम से जाना जाता 
था, अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री अवरोधन के संबंध में 
भारत सरकार के दृष्टिकोण को चनुौती द ेरहा ह,ै विशषे 
रूप से सहयोग पोर्टल के संबंध में।

परिचय

•	 इस मदु्दे के मलू में सचूना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 
की धारा 79(3)(B) का प्रयोग ह,ै जिसके बारे में एक्स 
कॉर्प का मानना ​​ह ैकि इसका उपयोग सामग्री अवरोधन 
आदशे जारी करने के लिए अनचुित तरीके से किया जा 
रहा ह।ै

•	 सहयोग पोर्टल: इसे गहृ मतं्रालय द्वारा 2024 में लॉन्च 
किया गया था। यह पोर्टल विभिन्न स्तरों पर सरकारी 
एजेंसियों के लिए एक कें द्रीकृत प्रणाली के रूप में कार्य 
करता ह ै- 

	� मतं्रालयों से लेकर स्थानीय पलुिस स्टेशनों तक - 
अधिक कुशलता से अवरोध आदशे जारी करने के 
लिए।

•	 एक्स कॉर्प ने कर्नाटक उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने 
और यह सनुिश्चित करने का अनरुोध किया ह ैकि सामग्री 
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को केवल धारा 69A के अतंर्गत ही अवरुद्ध किया जा 
सकता ह।ै

•	 यह काननूी लड़ाई ऑनलाइन सामग्री के विनियमन तथा 
अभिव्यक्ति की स्वतत्रता और राष्ट्रीय सरुक्षा चितंाओ ं
के बीच संतलुन को लेकर विश्व भर में सोशल मीडिया 
प्लेटफार्मों और सरकारों के बीच व्यापक तनाव का 
हिस्सा ह।ै

कानूनी ढाँचा: धारा 69A बनाम. धारा 79(3)( b)

•	 IT अधिनियम, 2000 की धारा 69A : यह धारा 
सरकार को कुछ परिस्थितियों में इटंरनेट पर सामग्री तक 
सार्वजनिक पहुचँ को अवरुद्ध करने का अधिकार दतेी ह,ै 
जैसे कि राष्ट्रीय सरुक्षा, संप्रभतुा, सार्वजनिक व्यवस्था 
पर चितंा या उकसावे को रोकने के लिए।

	� इसमें श्रेया सिंघल मामले (2015) में सर्वोच्च 
न्यायालय द्वारा निर्धारित सरुक्षा उपाय शामिल हैं।

	� सामग्री को अवरुद्ध करने की आवश्यकता को स्पष्ट 
करने वाला एक तर्क परू्ण आदशे।

	� प्रभावित व्यक्ति या संस्था को आदशे को चनुौती दनेे 
का अवसर मिलना चाहिए।

•	 IT अधिनियम की धारा 79(3)(b): यह धारा तीसरे 
पक्ष की सामग्री के लिए मध्यस्थों (जैसे एक्स कॉर्प जैसे 
प्लेटफॉर्म) की दयेता से संबंधित ह।ै

	� यह प्लेटफॉर्म्स को अवैध सामग्री के लिए 
उत्तरदायित्व से छूट दतेा ह,ै जब तक कि वे सरकार 
द्वारा अधिसचूित किए जाने पर उस सामग्री को 
हटाने या उस तक पहुचँ अक्षम करने के लिए त्वरित 
कार्रवाई करने में विफल न हों।

	� एक्स कॉर्प का तर्क  ह ैकि इस प्रावधान का उपयोग 
सीध ेतौर पर सामग्री को ब्लॉक करने के लिए नहीं 
किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उस उद्देश्य के लिए 
नहीं बनाया गया ह।ै

निहितार्थ एवं आगे की राह

•	 बढ़ता सरकारी विनियमन: यह मामला भारत में 
ऑनलाइन सामग्री पर सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन 
की बढ़ती प्रवतृ्ति को रेखांकित करता ह।ै

•	 डिजिटल अधिकार खतरे में: सामग्री मॉडरेशन 
और निष्कासन प्रक्रियाओ ं में पारदर्शिता की कमी 
उपयोगकर्ताओ ं के मौलिक डिजिटल अधिकारों एवं 
स्वतत्रता को कमजोर कर सकती ह।ै

•	 आज़ादी बनाम आज़ादी सरुक्षा दुविधा: राष्ट्रीय 
सरुक्षा की रक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतत्रता सनुिश्चित 
करने के बीच संतलुन बनाना शासन के लिए एक सतत 
चनुौती बनी हुई ह।ै

Source: TH

गृह मंत्रालय पूर्वोत्तर में AFSPA की समीक्षा 
करेगा
समाचार में

•	 कें द्रीय गहृ मतं्रालय वर्तमान में मणिपरु, नागालैंड, 
अरुणाचल प्रदशे और असम राज्यों में AFSPA के 
दायरे की समीक्षा कर रहा ह।ै

	� यह कदम हाल ही में जातीय तनाव और काननू-
व्यवस्था की अव्यवस्था के बाद उठाया गया ह,ै 
विशषे रूप से मणिपरु में।

AFSPA के बारे में

•	 संसद द्वारा अधिनियमित और 1958 में राष्ट्रपति द्वारा 
अनमुोदित। “अशांत क्षेत्रों” में व्यवस्था वापस लाने के 
लिए सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियाँ और प्रतिरक्षा 
प्रदान करता ह।ै

•	 विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समहूों या 
जातियों या समदुायों के सदस्यों के बीच मतभदे या 
विवाद के कारण कोई क्षेत्र अशांत हो सकता ह।ै
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•	 प्रावधान: 

	� धारा 3: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल को परेू 
राज्य या उसके किसी भाग को अशांत क्षेत्र घोषित 
करने का अधिकार दतेा ह।ै

	� धारा 4: सेना को बिना वारंट के परिसर की तलाशी 
लेने और गिरफ्तारी करने की शक्ति प्रदान करती ह।ै

	� धारा 6: इसमें प्रावधान ह ैकि गिरफ्तार व्यक्ति और 
जब्त संपत्ति पलुिस को सौंप दी जाएगी।

	� धारा 7: अभियोजन की अनमुति केवल केन्द्र 
सरकार की मजंरूी के बाद ही दी जाती ह।ै

AFSPA की आवश्यकता

•	 उग्रवाद और सरुक्षा खतरे: परू्वोत्तर में सशस्त्र 
अलगाववादी आदंोलन और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद 
के कारण त्वरित और निर्णायक कार्रवाई आवश्यक ह।ै

•	 नागरिक प्रशासन को सहायता: जिन क्षेत्रों में पलुिस 
और नागरिक बल अपर्याप्त हैं, वहां सेना सामान्य स्थिति 
पनुर्स्थापित करने में सहायता करती ह।ै

•	 भू-राजनीतिक कारक: चीन, म्यांमार और पाकिस्तान 
जैसे सीमावर्ती दशे सीमा पार सरुक्षा चनुौतियाँ उत्पन्न 
करते हैं।

•	 सामरिक निवारण: AFSPA के अतंर्गत सशस्त्र बलों 
की उपस्थिति विद्रोही समहूों के लिए निवारक के रूप में 
कार्य करती ह।ै

चिताएँ और आलोचना

•	 मानवाधिकार उल्लंघन: संघर्ष क्षेत्रों में न्यायतर हत्या, 
यातना और यौन हिसंा के आरोप। न्यायमरू त्ि जीवन 
रेड्डी समिति (2005) और संयकु्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा 
विशषे रूप से उजागर किया गया।

•	 उन्मुक्ति और जवाबदेही का अभाव: केन्द्र सरकार 
की मजंरूी की आवश्यकता के कारण अक्सर आरोपी 
कार्मिकों को दण्ड से छूट मिल जाती ह।ै

•	 स्थानीय आबादी का अलगाव: सैन्यीकरण की 
धारणा नागरिकों और राज्य के बीच अविश्वास को जन्म 
दतेी ह।ै

•	 न्यायिक टिप्पणियाँ: सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 में 
कहा था कि AFSPA के अतंर्गत बल का अत्यधिक 
प्रयोग उचित नहीं ह;ै परिचालन संवैधानिक मानदडंों का 
पालन करना होगा।

•	 लोकतांत्रिक घाटा: संघवाद, काननू के शासन और 
नागरिक स्वतत्रता की भावना के विरुद्ध ह।ै

आगे की राह

•	 बुनियादी स्थिति के आधार पर क्रमिक वापसी: 
दीर्घकालिक शांति और स्थिरता वाले क्षेत्रों से AFSPA 
को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

•	 स्थानीय ससं्थाओ ंको मजबूत बनाना: राज्य पलुिस 
को सशक्त बनाना, खफुिया जानकारी जटुाने में सधुार 
करना, तथा विकास संबंधी बनुियादी ढाँच ेको बढ़ाना।

•	 जवाबदेही और निरीक्षण तंत्र: शिकायतों के निवारण 
के लिए स्वतत्र नागरिक निरीक्षण निकायों की स्थापना 
करना।

•	 कानूनी सधुार: राष्ट्रीय सरुक्षा और मौलिक अधिकारों 
के बीच संतलुन स्थापित करने के लिए अधिनियम में 
संशोधन किया जाएगा।

•	 समयबद्ध समीक्षा और सरू्यास्त खडं लाग ूकरना।

Source: TH

ग﻿्लोबल फ़ॉरेस्ट विज़न 2030
संदर्भ

•	 वन घोषणा आकलन (FDA) की जारी रिपोर्ट के 
अनसुार, अकेले 2023 में विश्व में 6.37 मिलियन 
हके्टेयर वन नष्ट हो जाएगँे, जिससे वैश्विक जलवाय ुऔर 
जैव विविधता लक्ष्यों को खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

परिचय

•	 वन घोषणा मलू्यांकन (FDA) को 2015 में न्यूयॉर्क  
वन घोषणा (NYDF) प्रगति मलू्यांकन के रूप में लॉन्च 
किया गया था।

	� NYDF एक स्वैच्छिक, गैर-बाध्यकारी घोषणापत्र 
ह,ै जिसे 2014 में संयकु्त राष्ट्र जलवाय ु शिखर 
सम्मेलन में अपनाया गया था।
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•	 इसमें 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 2030 तक 
वनों की कटाई रोकना तथा 350 मिलियन हके्टेयर क्षरित 
भ-ूदृश्यों को पनुः स्थापित करना शामिल ह।ै

•	 भारत ने अभी तक NYDF पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं।

मुख्य निष्कर्ष

•	 खतरनाक वन क्षति: 2023 में 6.37 मिलियन हके्टेयर 
वन नष्ट हो जाएगँे। यह 9 मिलियन फुटबॉल मदैानों के 
बराबर ह।ै

•	 प्रमुख कारक: पाम तेल, सोया, गोमांस, लकड़ी।

	� इसका प्रभाव अमजे़न, दक्षिण-परू्व एशिया और 
अफ्रीका जैसे क्षेत्रों पर पड़ता ह।ै

•	 जैव विविधता पर लागत: 

	� अमेज़न: मवेशी पालन वनों की कटाई का सबसे 
बड़ा कारण ह,ै जो अमजे़न के सभी दशेों में लगभग 
80 प्रतिशत वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार ह।ै

	� दक्षिण पूर्व एशिया: पाम तेल के विस्तार से 
ओरांगउटान और समुात्रा बाघों को खतरा।

	� अकेले पाम तेल उष्णकटिबंधीय वनों की 
कटाई में 5% योगदान दतेा ह।ै

रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें

•	 UNFCCC COP30 (ब्राजील, नवंबर 2025) में वन 
लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय योजनाओ ंको संरेखित करना।

•	 वनों की कटाई से मकु्त व्यापार समझौतों को मजबतू 
बनाना।

•	 वन क्षति से जडु़े उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाए।ँ

•	 परिणाम-आधारित भगुतान और वन कार्बन वित्त पोषण 
को बढ़ावा दनेा।

•	 स्वदशेी लोगों और स्थानीय समदुायों (IPs & LCs) के 
भमूि और संसाधन अधिकारों को सरुक्षित करना।

•	 सनुिश्चित करना कि वित्तीय संस्थाए ँवन-संबंधी जोखिमों 
का ध्यान रखें।

•	 हानिकारक सब्सिडी को स्थायी भमूि-उपयोग प्रथाओ ं
की ओर पनुः निर्देशित करना।

•	 अतंर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रतिबद्धताओ ं के अनरुूप वन 
प्रशासन में सधुार करना।

•	 वन प्राकृतिक पूँजी को ऋण प्रबंधन ढाँच े में एकीकृत 
करना।

भारत की भूमिका: चुनौतियाँ और अवसर

•	 चुनौतियाँ: आयातित पाम तेल और लकड़ी पर 
अत्यधिक निर्भरता।

	� वनों की कटाई से जडु़े उत्पादों पर कोई विशिष्ट 
व्यापार प्रतिबंध नहीं।

	� छोटे किसानों के पास वनों की कटाई से मकु्त उत्पादन 
सिद्ध करने के लिए तकनीक का अभाव ह।ै

•	 अवसर: वनों की कटाई मकु्त आयात काननू लाग ूकरना।

	� क्षमता निर्माण, वित्त और तकनीक के माध्यम से 
किसानों को समर्थन प्रदान करना।

	� सतत कृषि और व्यापार पर दक्षिण-दक्षिण सहयोग 
का नेततृ्व करना।

	� कैम्पा, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति और जैव ऊर्जा 
मिशन जैसी मौजदूा योजनाओ ंके साथ लिक करना।

Source: DTE

संक्षिप्त समाचार
प﻿्रोजेक्ट PARI 
समाचार में

•	 संस्कृति  मतं्रालय भारतीय सार्वजनिक कला (PARI) 
परियोजना के अतंर्गत निर्मित सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों 
के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध ह।ै

प्रोजेक्ट PARI (भारत की सार्वजनिक कला)

•	 यह भारत में सार्वजनिक कला परिदृश्य का उत्सव मनाने 
और उसे बढ़ाने के लिए संस्कृति  मतं्रालय द्वारा प्रारंभ की 
गई एक पहल ह।ै
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•	 इसका निर्माण ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय 
आधनुिक कला गैलरी द्वारा किया जाता ह।ै

•	 इसमें 200 से अधिक कलाकारों के माध्यम से भारत के 
विविध क्षेत्रीय कला रूपों, जैसे फड़, थंगका, गोंड और 
वारली को प्रदर्शित किया जाता ह।ै

	� फिलहाल ‘पब्लिक आर्ट ऑफ इडंिया’ (PARI) 
परियोजना केवल दिल्ली में ही क्रियान्वित की गई 
ह।ै

•	 इसका उद्देश्य सार्वजनिक कला के माध्यम से संवाद 
और चितंन को प्रोत्साहित करना ह,ै जो भारत की समदृ्ध 
सांस्कृति क विरासत को समकालीन विषयों के साथ 
मिश्रित करता ह।ै 

•	 यह प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहन प्रदान करके 
सार्वजनिक कला में समकालीन विषयों के साथ भारत के 
समदृ्ध सांस्कृति क इतिहास को मिश्रित करने के सरकार 
के निरंतर प्रयास का हिस्सा ह।ै

Source: PIB

विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025
संदर्भ

•	 वेलबीइगं रिसर्च सेंटर ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 
जारी की ह।ै

परिचय

•	 प्रकाशित: ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइगं 
रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप, संयकु्त राष्ट्र सतत ् विकास 
समाधान नेटवर्क  के साथ साझदेारी में।

•	 मापदण्ड: सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति सकल घरेल ू
उत्पाद, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, स्वतत्रता, उदारता 
और भ्रष्टाचार की धारणा।

•	 रैंकिग: फिनलैंड एक बार फिर सबसे खशुहाल दशे 
बनकर उभरा, उसके बाद डेनमार्क  और आइसलैंड का 
स्थान रहा।

	� अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पर ह,ै उसके 
बाद सिएरा लियोन और लेबनान का स्थान ह।ै

	� भारत 147 दशेों में से 118वें स्थान पर ह,ै 2012 
में सचूी में भारत की सबसे निचली रैंकिग 144 थी, 
जबकि 2022 में इसका स्कोर 94 पर पहुचँ गया।

क्या आप जानते हैं? 

•	 संयकु्त राष्ट्र ने 2012 में 20 मार्च को अतंर्राष्ट्रीय 
प्रसन्नता दिवस के रूप में घोषित किया था। 

•	 विश्व प्रसन्नता दिवस की अवधारणा पहली बार 
1970 के दशक में भटूान द्वारा प्रस्तावित की गई थी, 
जो सकल घरेल ूउत्पाद की तलुना में सकल राष्ट्रीय 
प्रसन्नता को प्राथमिकता दनेे के लिए जाना जाता ह।ै

Source: TOI

भारत-अमेरिका सांस्कृ तिक संपदा 
समझौता
समाचार में

•	 संयकु्त राज्य अमरेिका (USA) के साथ सांस्कृति क 

संपदा समझौते (CPA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत-अमेरिका सांस्कृ तिक संपदा समझौता

•	 इसका उद्देश्य भारतीय परुावशषेों की तस्करी को रोकना 

ह।ै

•	 यह समझौता 1970 के यनेूस्को कन्वेंशन के अनचु्छेद 9 

के अनरुूप ह,ै जो उन दशेों को अतंर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त 

करने का अधिकार दतेा ह ैजिनकी सांस्कृति क विरासत 

लटूपाट के कारण खतरे में ह।ै

	� यह निवारक प्रकृति का ह ै और इसकी कोई 

समयसीमा या लक्ष्य संख्या नहीं ह।ै

•	 अब तक, 588 परुावशषेों को अमरेिका से वापस लाया 

गया ह,ै जिनमें से 297 को 2024 में प्राप्त किया जाएगा। 

इसमें तकनीकी सहायता, अवैध व्यापार एवं सांस्कृति क 

संपत्ति की लटू के मामलों में सहयोग और आपसी समझ 

को बढ़ावा दनेे का प्रावधान ह।ै

•	 भारत आवश्यकतानसुार यनेूस्को और इटंरपोल सहित 

विभिन्न अतंरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करता ह।ै
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क्या आप जानते हैं?

•	 काशी संस्कृति  पथ और नई दिल्ली लीडर्स घोषणापत्र 
(NDLD) 2023 जैसी पहल अवैध तस्करी से निपटने 
की तत्काल आवश्यकता पर बढ़ती अतंर्राष्ट्रीय सहमति 
को रेखांकित करती हैं।

Source :PIB

कें द्रीय सरकारी कर्मचारियो ंके लिए 
एकीकृत पेंशन योजना अधिसूचित
संदर्भ

•	 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण 
(PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अतंर्गत 
एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के संचालन के लिए 
नियम जारी किए हैं।

परिचय

•	 प्रभावी तिथि: नए नियम 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी 
होंगे। 

•	 नामांकन की अंतिम तिथि: कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 
2025 से तीन महीने के अन्दर UPS में नामांकन करना 
होगा। नामांकन के बाद, निर्णय अतंिम होता ह ैऔर इसे 
उलटा नहीं किया जा सकता।

•	 पात्रता: 

	� 1 अप्रैल, 2025 तक सेवा में कार्यरत मौजदूा कें द्रीय 
सरकारी कर्मचारी और NPS के अतंर्गत आने वाले।

	� 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद कें द्र सरकार की 
सेवाओ ंमें शामिल होने वाले नए कर्मचारी। 

	� परू्व कर्मचारी जो NPS के अतंर्गत थे, लेकिन 31 
मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवतृ्त हुए या 
स्वैच्छिक रूप से सेवानिवतृ्त हुए। 

•	 मासिक अंशदान: मलू वेतन का 10% (यदि लाग ूहो 
तो गैर-प्रैक्टिस भत्ता सहित) + महगंाई भत्ता।

•	 सरकारी अंशदान: कें द्र सरकार ग्राहक के 10% 
अशंदान के बराबर योगदान दगेी।

•	 अतिरिक्त अंशदान: सरकार संयकु्त मलू वेतन और 
महगंाई भत्ते का 8% अतिरिक्त अशंदान करेगी।

•	 गारंटीकृत भुगतान: 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा के बाद 
न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह का भगुतान सनुिश्चित 
किया जाता ह।ै

Source: PIB

ईरी सिल्क के लिए Oeko- टेक्स प्रमाणन
समाचार में

•	 परू्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटड. 
परू्वोत्तर क्षेत्र विकास मतं्रालय के तहत आने वाली राष्ट्रीय 
रेशम विकास निगम लिमिटड (NEHHDC) ने जर्मनी 
से ईरी सिल्क के लिए Oeko- टेक्स प्रमाणन प्राप्त कर 
लिया ह।ै

Oeko- टेक्स

•	 यह यार्न, फैब्रिक्स, बटन, लिनेन, टेरी क्लॉथ, धागा 
और अन्य सहायक सामग्रियों जैसे वस्त्रों के लिए 
एक विश्वव्यापी प्रमाणन ह,ै जो कच्चे, अर्द्ध-तैयार 
एवं तैयार वस्त्र सामग्रियों तथा उत्पादों में हानिकारक 
पदार्थों का परीक्षण करता ह।ै

•	 ओको-टेक्स प्रमाणन यह सनुिश्चित करता ह ै कि 
अतंिम उत्पाद मानव उपयोग के लिए सरुक्षित ह।ै

ईरी सिल्क

•	 रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर ह ैजो मखु्य रूप से 
फाइब्रोइन से बना होता ह।ै

	� इसका उत्पादन कीटों के लार्वा द्वारा कोकून बनाने 
के लिए किया जाता ह।ै

•	 ईरी सिल्क सामिया सिंथिया रिकिनी कृमि द्वारा उत्पादित 
रेशम का शदु्ध और वास्तविक रूप ह।ै

	� “ईरी” शब्द “एरंडा” से आया ह,ै जो असमिया 
भाषा में अरंडी के लिए प्रयकु्त शब्द ह,ै क्योंकि ये 
कीड़े अरंडी के पौध ेकी पत्तियों को खाते हैं।

•	 इसे रेशम के कीड़ों को मारे बिना संसाधित किया जाता 
ह,ै इसलिए इसे अहिसंा रेशम या अहिसंक रेशम के रूप 
में जाना जाता ह।ै

•	 इसे “सभी ससुंस्कृत  और बनावट वाले रेशमों का जनक” 
कहा जाता ह।ै
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•	 यह मखु्य रूप से परू्वोत्तर भारत (मघेालय, असम, 
अरुणाचल प्रदशे) और चीन, जापान और थाईलैंड के 
कुछ हिस्सों में पाया जाता ह।ै

भारत में रेशम उत्पादन

•	 भारत विश्व में रेशम का दसूरा सबसे बड़ा उत्पादक ह।ै

•	 भारत विश्व का एकमात्र दशे ह ैजो रेशम की सभी चार 
प्रमखु किस्मों - शहततू, ईरी, टसर और मूगँा का उत्पादन 
करता ह।ै

•	 दक्षिण भारत दशे का प्रमखु रेशम उत्पादक क्षेत्र ह ैऔर 
यह कांचीपरुम, धर्मावरम, अरनी आदि जैसे प्रसिद्ध रेशम 
बनुाई परिक्षेत्रों के लिए भी जाना जाता ह।ै

Source :PIB

यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफ़े स 
प्लेटफ़ॉर्म (ULIP)
समाचार में

•	 सितबर 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) के 
तहत लॉन्च किए गए यनूिफाइड लॉजिस्टिक्स इटंरफेस 
प्लेटफॉर्म (ULIP) ने हाल ही में 100 करोड़ से अधिक 
API लेनदने की उपलब्धि प्राप्त की ह।ै

ULIP क्या है?

•	 ULIP 2022 में लॉन्च की जाने वाली राष्ट्रीय 
लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) का एक प्रमखु घटक ह।ै यह 
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से भी निकटता से 
जडु़ा हुआ ह।ै

•	 उद्देश्य: भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एकल खिड़की 
लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म बनाना, दक्षता बढ़ाना और 
लागत कम करना।

•	 विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के स्रोतों से डेटा को 
एकीकृत करना, जिससे लॉजिस्टिक्स परिचालन की 
वास्तविक समय दृश्यता उपलब्ध हो सके।

	� इसकी संकल्पना नीति आयोग द्वारा की गई ह।ै

•	 ULIP का संचालन NICDC लॉजिस्टिक्स डाटा 
सर्विसेज लिमिटड द्वारा किया जाता ह।ै (NLDSL) 
भारत सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय औद्योगिक 

गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) 
करता ह,ै तथा जापानी IT कंपनी NEC कॉरपोरेशन के 
बीच एक संयकु्त उद्यम ह।ै

Source: DD News

कैराकल(Caracal)
संदर्भ

•	 राजस्थान के वन मतं्री ने मकंुुदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 
में कैराकल के “पहले फोटोग्राफिक रिकॉर्ड” का जश्न 
मनाने के लिए एक तस्वीर साझा की।

परिचय

•	 स्वरूप: कैराकल मखु्य रूप से रात्रिचर बिल्ली प्रजाति 
ह ैजो अपने विशिष्ट और नकुीले कानों के लिए जानी 
जाती ह,ै जिसके कारण इस जानवर को यह नाम मिला 
ह।ै

	� कैराकल शब्द तरु्की शब्द ‘काराकुलक’ से लिया 
गया ह,ै जिसका अर्थ ह ै‘काले कान’।

•	 वितरण: वे अफ्रीका, मध्य परू्व, मध्य एशिया और 
दक्षिण एशिया के दर्जनों दशेों के मलू निवासी हैं।

	� भारत में: हाल के वर्षों में, एशिया में कैराकल की 
जनसंख्या में तीव्र गिरावट दखेी गई ह ैतथा अनमुान 
ह ैकि भारत में इनकी संख्या 50 से अधिक नहीं ह।ै 
अब वे केवल राजस्थान और गजुरात के कुछ हिस्सों 
में ही पाए जाते हैं।

	� 2021 में, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और कें द्रीय 
पर्यावरण, वन और जलवाय ु परिवर्तन मतं्रालय ने 
इसका नाम गंभीर रूप से लपु्तप्राय प्रजातियों की 
सचूी में जोड़ा।
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•	 खतरे: आवास की क्षति और मनषु्यों द्वारा शिकार।

•	 IUCN स्थिति: न्यूनतम चितंा (LC)।

•	 CITES: इसे लपु्तप्राय प्रजातियों के अतंर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट I और II के अतंर्गत संरक्षित 
किया गया ह।ै

मुकंुदरा हिल्स टाइगर रिजर्व

•	 स्थान: यह रणथंभौर और सरिस्का बाघ अभयारण्य के बाद राजस्थान का तीसरा बाघ अभयारण्य ह।ै

	� विंध्य पर्वतमाला का हिस्सा, जो चबंल नदी से कालीसिंध तक फैला हुआ ह।ै
	� इसे 2013 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। 

•	 सम्मिलित क्षेत्र : मकंुदरा राष्ट्रीय उद्यान, दारा अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य, और चबंल अभयारण्य का 
हिस्सा (गरड़िया महादवे से जवाहर सागर बांध तक)।

Source: IE


